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भारत सरकार                लोक सभा 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय                 अतारांककत प्रश्न सं. 1405 

(वाणिज्य ववभाग) 
दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के ललए 

ननयाात संवर्ान पररषि 

1405. डॉ. रानी श्रीकुमार: 
 श्री सी. एन. अन्नािरुई: 
 श्री जी. सेल्वम: 

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत के ननयाात संवर्ान को गनत देने के ललए 
कायानीनतयां तयैार करन े हेत ु ननयाात संवर्ान पररषदों और उद्योग संघों के साथ परामर्ा 
ककया है; 

(ख) क्या सरकार ने तलमलनाडु के ललए ववर्षेकर वस्त्त्र और पररर्ान, चमडा उत्पादों, 
इंजीननयररगं वस्त्तुओ,ं ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, इलेक्रॉननक्स, समुद्री उत्पादों और 
एमएसएमई के क्षेत्रों में क्षेत्र-ववलर्ष्ट ननयाात अवसरों की पहचान की है; 

(ग) क्या तलमलनाडु में उद्योगों की ननयाात प्रनतस्त्पर्ाात्मकता बढाने के ललए ककनहीं नए 
ननयाात सुववर्ा उपायों, संभार-तंत्र अवसंरचना, व्यापार ववत्त सहायता, बाजार ववववर्ीकरण पहलों 
या जजला ननयाात संवर्ान कायाक्रमों का प्रस्त्ताव है; 

(घ) यदद हां, तो तत्संबंर्ी ब्यौरा क्या है; और 

(ङ) तलमलनाडु में पत्तन कनजेक्टववटी में सुर्ार करने, संभार-तंत्र संबंर्ी लागत को कम 
करने, ननयाात अनुपालन प्रकक्रयाओं को सरल बनाने, प्रमुख औद्योगगक समूहों से ननयाात को 
बढावा देने और भारत के संवर्ान संबंर्ी ववकास लक्ष्यों को प्राप्त करन ेमें राज्य के योगदान 
को बढाने के ललए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है? 

उत्तर 

वाणणज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री 
(श्री जजनतन प्रसाद) 

(क) से (ङ) 
सरकार भारत के ननयाात को बढावा देने के ललए क्षेत्र ववलर्ष्ट अवसरों की पहचान करने,       
व्यापार-संबंर्ी मामलों का समार्ान करने और रणनीनत बनाने हेतु ननयाात संवर्ान पररषदों 
(ईपीसी), उद्योग संगठनों, राज्य सरकारों और अनय दहतर्ारकों के साथ ननरंतर काम करती 
है। 
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तलमलनाडु, देर् के प्रमुख ननयाातक राज्यों में से एक है, यहां पर वस्त्त्र और पररर्ान, चमडा 
औऱ फुटववयर, इंजीननयररगं वस्त्तुएं, ऑटो मोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट्स, इलैक्रॉननक्स, 
समुद्री उत्पाद और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में महत्वपूणा ननयाात क्षमता की संभावनाएं हैं। 
ननयाात केनद्र के रूप में जजला (डीईएच) पहल के तहत, राज्य के सभी जजलों में ननयाात 
क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। डीईएच पहल के तहत तलमलनाडु के 
जजलों सदहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जजला-वार गचजननत उत्पादों/सेवाओं की सूची नीचे 
ललकं पर दी गई हैं: 
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/a667478a-d204-4d95-a71c- 

a58452e1c6d9/Note%20-%20Districts%20as%20Export%20Hubs%20Initiative.pdf 

इसके अनतररक्त, हाल ही में लॉनच की गई ननयाात संवर्ान लमर्न (ईपीएम) का उद्देश्य 
ननयाात ऋण, लॉजजजस्त्टक्स, अब संरचना, बाजार पहंुच, गुणवत्ता और मानक, ई-कॉमसा 
ननयाात, जजला-स्त्तर ननयाात संवर्ान, क्षमता ननमााण और व्यापार संवर्ान जैसे क्षेत्रों में लक्षक्षत 
मध्यस्त्थताओं के माध्यम से भारत की ननयाात प्रनतस्त्पर्ाा को बढाना है। इस लमर्न का 
ननमााण वैजश्वक मूल्य श्रृंखला के साथ मुख्य बार्ाओं के समार्ान और बेहतर एकीकरण को 
सक्षम बनाकर तलमलनाडु सदहत क्षेत्रों और राज्यों के ननयाातकों को सहायता प्रदान करने के 
ललए ककया गया है। 

सरकार, मुक्त व्यापार समझौते तथा व्यापार संवर्ान गनतववगर्यों के द्वारा डडजजटल पहलों, 
पत्तन संपका  सुववर्ा और बहु-माध्यमीय अवसंरचना को सुदृढ करने, बाजारों में ववववर्ता के 
माध्यम से लॉजजजस्त्टक्स की क्षमता बढाने लेन-देन की लागत कम करने के ललए भी कई 
उपाय कर रही है। इस प्रकार तलमलनाडु और परेू देर् से ननयाात वदृ्गर् में योगदान ददया 
जाता है। 

सरकार ने ववकलसत हो रहे वैजश्वक भ-ूराजनीनतक और आगथाक ववकास के आलोक में ननयाात 
बाजारों में ववववर्ता लाने के ललए कई पहलें की हैं। इनमें मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) 

और व्यापक आगथाक भागीदारी/सहयोग समझौतों (सीईपीए/सीईसीए) के नेटवका  का ववस्त्तार 
करना; ननयाातकों के ललए अगर्मानय बाजार पहंुच हालसल करने के ललए प्रमुख अथाव्यवस्त्थाओं 
और क्षेत्रों के साथ व्यापार वाताा करना र्ालमल है। (भारत के हाललया मुक्त व्यापार समझौतों 
(एफटीए) की सूची अनुलग्नक I में रखी गई है, और वाताालाप के तहत मुक् त व्यापार 
समझौतों/सीईसीए/सीईपीए/ईटीसीए की सूची अनुलग्नक II में रखी गई है) 

इसके अनतररक् त, राष्रीय लॉजजजस्त्टक्स नीनत के अनुसार, प्राथलमक उद्देश्यों में से एक भारत 
में लॉजजजस्त्टक्स लागत को कम करना है। सरकार ने लॉजजजस्त्टक्स क्षेत्र के व्यापक ववकास के 
ललए पीएम गनत र्जक्त नेर्नल मास्त्टर प्लान, डडेडकेटेड फे्रट कॉररडोर, भारतमाला पररयोजना, 
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सागरमाला कायाक्रम, एकीकृत चके पोस्त्ट और यूननफाइड लॉजजजस्त्टक्स इंटरफेस प्लेटफॉमा 
(यूएलआइपी) जैसी पहल भी र्ुरू की हैं। 

लसतंबर 2024 से र्ुरु ककया गया रेड कनेक्ट पोटाल, व्यापार संवर्ान और सुववर्ा के ललए 
भारत सरकार का एकीकृत डडजजटल प्लेटफॉमा है। यह ननयाातकों, आयातकों, उद्योग 
दहतर्ारकों और सरकारी संस्त्थानों को व्यापार संबंर्ी जानकारी, सेवाओं और सहायता तक 
पहंुचने के ललए एकल-णखडकी इंटरफेस के रूप में काया करता है। यह प्लेटफॉमा प्रर्ुल् क, 

एफटीए, उत्पाद और बाजार की जानकारी, मूल प्रमाण पत्र, के्रता खोज, व्यापार कायाक्रम, ई-

कॉमसा मागादर्ान, ननयाात प्रमाणन और ववर्षेज्ञ सलाहकार सेवाओं को एक स्त्थान पर लाता 
है, जजससे ननयाात पाररजस्त्थनतकी तंत्र अगर्क सुगम और कुर्ल हो जाता है। 

भारत सरकार द्वारा ₹ 33,660 करोड के कुल ववत्तीय पररव्यय के साथ एक नई कें द्रीय क्षेत्र स्त् कीम, 

भारत औद्योगगक ववकास योजना (भव्य) र्ुरू की गई है। इस स्त् कीम का उद्देश्य 100 ननवेर्-तैयार, 
ववश्व स्त्तरीय प्लग-एंड-प्ले औद्योगगक पाकों का ववकास करना है जो ननवेर्कों को आसानी स े

ववननमााण सुववर्ाएं स्त्थावपत करने में सक्षम बनाते हैं, जजससे घरेल ूववननमााण क्षमता मजबूत होती है 

और घरेल ू और वैजश्वक मूल्य श्रृखंलाओं के साथ एकीकरण का समथान होता है। यह स्त् कीम 

औद्योगगक ववकास को सुववर्ाजनक बनान ेऔर घरेल ूऔर ववदेर्ी ननवेर् को आकवषात करने के ललए 

उच्च गुणवत्ता वाले बुननयादी ढांचे, मल्टीमॉडल लॉजजजस्त्टक्स कनेजक्टववटी और मजबूत औद्योगगक 

पाररजस्त्थनतकी तंत्र को बढावा देती है। 

***** 
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अनुलग्नक I 

ददनांक: 28.07.2026 को उत्तर ददए जाने वाले लोक सभा के अतारांककत प्रश्न सं. 1405 के 
भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संदभा में अनुलग्नक  

 

भारत के हाललया मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) 

क्र.स.ं  समझौते का नाम हस्ताक्षर की 
नतथि 

कायाान्वयन की 
नतथि 

1 भारत-मॉरीर्स व्यापक आगथाक सहयोग और भागीदारी 
समझौता (सीईसीपीए) 

22 फरवरी, 
2021 

1 अप्रैल, 2021 

2 भारत-यूएई सीईपीए 18 फरवरी, 
2022 

1 मई 2022 

3 भारत-ऑस्त्रेललया आगथाक सहयोग और व्यापार 
समझौता (भारत-आस्त् रेललया ईसीटीए) 

2 अप्रैल, 

2022 

29 ददसंबर 2022 

4 भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार 
और आगथाक भागीदारी समझौता (टीईपीए) 

10 माचा 
2024 

01 अक्टूबर 2025 

5 भारत - ओमान सीईपीए 18 ददसंबर 
2025 

1 जून, 2026 

6 भारत - यूके व्यापक आगथाक और व्यापार समझौता 
(सीईटीए) 

24 जुलाई 
2025 

15 जुलाई, 2026 

7 भारत-नयूजीलैंड एफटीए 27 अप्रैल 
2026 

अनुमोदन प्रकक्रया 
के तहत 

नोट: भारत-यूरोपीयन सघं मुक्त व्यापार समझौते पर वातााएँ 27 जनवरी, 2026 को संपनन 
हुईं। इसके अनतररक्त, भारत और सयंुक्त राज्य अमेररका ने 7 फरवरी, 2026 को घोषणा की 
कक अमेररका और भारत के बीच पारस्त्पररक तथा परस्त्पर लाभकारी व्यापार संबंर्ी एक 
अतंररम समझौते के ललए एक रूपरेखा पर सहमनत बन गई है। इस संबंर् में वातााएँ अभी 
जारी हैं। 
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अनुलग् नक  II 

 

ददनांक: 28.07.2026 को उत्तर ददए जाने वाले लोक सभा के अतारांककत प्रश्न सं. 1405 के 
भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संदभा में अनुलग्नक  

 

बातचीत के तहत मकु्त व्यापार समझौते/सीईसीए/सीईपीए/ईटीसीए  

  

1. भारत-यूरेलर्यन आगथाक संघ (भारत-ईएईय)ू एफटीए 

2. भारत - पेरू मुक्त व्यापार समझौता 
3. भारत - गचली एफटीए 

4. भारत - इजराइल एफटीए 

5. भारत - कनाडा सीईपीए 

6. भारत - मालदीव एफटीए 

7. भारत - कोररया सीईपीए उननत वाताा (अपगे्रड) 

8. भारत - श्रीलंका ईटीसीए (अपगे्रड) 

9. भारत - ऑस्त्रेललया व्यापक आगथाक सहयोग समझौता (सीईसीए) (अपगे्रड) 

10. आलसयान - भारत माल व्यापार समझौता (एआइटीआइजीए) (समीक्षा) 


